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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या   *290
जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।
.....
राष्‍ट्रीय नदियों का संरक्षण 
*290.  श्रीमती विजिला सत्‍यानंत :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क)
क्‍या बारहमासी नदी थामिराबरानी का संरक्षण, राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत, इस पवित्र नदी में गंदे नाले के पानी के प्रवेश को रोक  कर  किया जाएगा ; 
(ख) 
क्‍या थामिराबरानी नदी के उद्गम स्‍थल से लेकर अंत तक दोनों किनारों पर नहरें  बनाई जाएंगी और उसे अतिक्रमण, अवैध रेत खनन, और गंदे नाले के पानी के प्रवेश से सुरक्षित रखा जाएगा और राष्‍ट्रीय नीति के अंतर्गत प्रदूषण को रोका जाएगा ; और 
(ग)
क्‍या सभी राष्‍ट्रीय नदियों, विशेषकर सारी पवित्र नदियों के संरक्षण के लिए उन्‍हें गंगा परियोजना के दायरे में लाया जाएगा ?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
 (क) से (ग)
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
“राष्‍ट्रीय नदियों के संरक्षण” के सम्‍बन्‍ध में दिनांक 28.07.2014 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *290 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
 

(क) और (ख) : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने सूचित किया है कि प्रदूषित नदियों को पहचानने,  राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने एवं उनके प्रभाव के मूल्यांकन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों / स्थानीय निकायों की है ।   पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए)  कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत प्रमुख नदियों के पहचान किए गए हिस्सों में प्रदूषण की समस्या के समाधान में राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है । 
वर्तमान में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए थामिराबरानी नदी पर एनआरसीपी के तहत योजना चलाई जा रही है ।  5492.90 लाख रुपये की स्वीकृत लागत की तुलना में मार्च, 2014 तक 5426.83 लाख रुपये का व्‍यय सूचित किया गया है । 
(ग) : सरकार गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है । प्रथम चरण में, विभिन्‍न पणधारियों जैसे पर्यावरण और वन; जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार; शहरी विकास; पर्यटन; पोत परिवहन; पेयजल आपूर्ति तथा स्‍वच्‍छता; ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों तथा गंगा की सफाई से जुड़े शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श चल रहा है । कार्य योजना की मुख्‍य विशेषताओं को तैयार करने, समय-सीमा तथा संभावित व्‍यय सहित कार्य योजना के निश्चित रूप के बारे में जानकारी गंगा नदी की सफाई के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही  मिल पाएगी । गंगा संबंधी कार्य योजना के परिणाम के आधार पर, सरकार देश की अन्‍य प्रमुख नदियों के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य-योजना का विस्‍तार कर सकती है । 
***** 
